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तारांकित प्रश्‍न संख्‍या *71 
जिसका उत्‍तर 17 दिसम्‍बर, 2018 को दिया जाना है ।

.....

नर्मदा नदी के जल का बंटवारा
*71. 
डा. सत्यनारायण जटिया: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
नर्मदा नदी के जल के बंटवारे की व्यवस्था के अधीन प्रत्येक राज्य को उनके उपयोग के लिए आवंटित किए गए जल की मात्र का ब्यौरा क्या है; 
(ख) 
अब तक कितने-कितने जल को उपयोग में लाया गया है और कितना-कितना जल अवशेष है; और 
(ग) 
अवशेष जल के एक निश्चित मात्रा के साथ समयबद्ध तरीके से उपयोग के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण  एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी)
(क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। 
डॉ. सत्यनारायण जटिया संसद सदस्य द्वारा “नर्मदा नदी के जल का बंटवारा” विषय पर पूछे गए दिनांक 17.12.2018 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *71 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण
(क) नर्मदा जल विवाद अधिकरण पंचाट ने पक्ष राज्यों को उनके द्वारा उपयोग के लिए  नर्मदा जल का आवंटन इस प्रकार किया है-
	क्र.सं.
	संबंधित राज्य
	आबंटन

	
	
	मिलियन घन मीटर (एमसीएम)
	मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ)

	1
	मध्य प्रदेश
	22,511.01
	18.25

	2
	गुजरात
	11,101.32
	 9.00

	3
	राजस्थान
	     616.74
	0.50

	4
	महाराष्ट्र
	     308.37
	 0.25

	
	कुल
	34,537.44
	28.00


(ख) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने जल वर्ष 2018-19 के दौरान विभाजन के लिए नर्मदा नदी बेसिन में उपयोग के लायक उपलब्ध जल का आकलन 27478 एमसीएम किया है। जल वर्ष 2018-19 में 01 नवंबर, 2018 को पक्ष राज्यों द्वारा प्रयोग किया गया और प्रयोग के लिए उपलब्ध शेष जल की मात्रा इस प्रकार है-
	संबंधित राज्य

	अनुपात
	उपयोग लायक जल का आबंटन
	31.10.2018 तक वास्तविक उपयोग (एमसीएम)
	शेष जल वर्ष, 2018-19 में उपलब्ध जल (एमसीएम)

	
	
	एमसीएम
	एमएएफ
	
	

	मध्य प्रदेश
	73/112
	17909.5
	14.52
	3,629.2
	14,280.3

	गुजरात
	36/112
	8832.1
	7.16
	2,605.5
	6,226.6

	राजस्थान
	2/112
	490.7
	0.40
	94.5
	396.2

	महाराष्ट्र
	1/112
	245.3
	0.20
	-
	245.3

	कुल
	
	27477.6
	22.28
	6,329.2
	21,148.4


(ग) एनडब्ल्यूडीटी पंचाट में निर्धारित है कि कोई भी पक्ष राज्य अपने सीमा क्षेत्र में नर्मदा बेसिन में या उसके बाहर अपनी आवश्यकता के अनुसार जल उपयोग की पद्धति और लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में ऐसे परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है। पक्ष राज्य सरकारों द्वारा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को दी गई सूचना के अनुसार, शेष जल के उपयोग के लिए कार्य योजना के साथ-साथ समय-सीमा और उसका विस्तार (दिसंबर, 2018-जून, 2019) इस प्रकार है-
(आंकड़े, एमसीएम में)
	क्र.सं.
	संबंधित राज्य
	दिसंबर
	जनवरी
	फरवरी
	मार्च
	अप्रैल
	 मई
	जून
	कुल

	1
	मध्य प्रदेश
	मध्य प्रदेश सरकार ने अपेक्षित सूचना नहीं दी है।

	2
	गुजरात
	1195
	1185
	1100
	670
	270
	270
	270
	4960

	3
	राजस्थान
	117.6
	113.8
	89.1
	85.7
	36.6
	46.2
	51.3
	540.3

	4
	महाराष्ट्र
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


*****
